
श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ
प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। भारत के
हितों की रक्षा करने का टीजीटीई का
आग्रह।

NEW DELHI, INDIA, July 20, 2023 /EINPresswire.com/

-- श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री

मोदी की मुलाकात। भारत के हितों की रक्षा करने

का टीजीटीई का आग्रह।

21 जुलाई को दिल्ली में भारतीय प्रधान मंत्री

नरेंद्र मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल

विक्रमसिंघे के साथ बैठक से पहले, ट्रांसनेशनल

गवर्नमेंट ऑफ तमिल ईलम (TGTE) के प्रधान मंत्री,

श्री विसुवनाथन रुद्रकुमारन ने प्रधान मंत्री

मोदी को इस आग्रह के साथ पत्र भेजा कि भारत ईलम

तमिलों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

प्रायोजित जनमत संग्रह कराकर श्रीलंका द्वीप

में तमिल राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने में

नेतृत्वकारी भूमिका निभाए।

श्री रुद्रकुमारन ने पत्र में बताया कि, &quot;सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत के मामले में

भारत और श्रीलंका के बीच विषम संबंधों को देखते हुए, श्रीलंका बराबर अवसर हासिल करने के

लिए दुर्भावनापूर्ण कूटनीति और दोहरेपन का सहारा ले रहा है। पत्र में प्रधान मंत्री

मोदी को श्रीलंकाई संविधान में 13वें संशोधन के माध्यम से भारत को उलझाने की श्रीलंका

की सफल चालों को अनुमति देने, और इस प्रकार तमिल राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने के लिए

भारतीय राजनयिक गतिशीलता को सीमित करने के प्रति आगाह किया गया। अब समय आ गया है कि

भारत 13वें संशोधन की उस बेड़ी को काट दे जो उसे उलझाती है।

पत्र में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति

विक्रमसिंघे के बीच बैठक ईलम तमिलों के खिलाफ 1983 के नस्लीय नरसंहार की 40 वीं

वर्षगांठ से दो दिन पहले हो रही है, जिस दौरान हजारों तमिल मारे गए थे। पूर्व भारतीय

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इस तबाही को ‘नरसंहार’ के रूप में वर्णित किया था।

पत्र में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि श्रीलंकाई संविधान के छठे संशोधन के कारण,

जो स्वतंत्र राज्य के लिए शांतिपूर्ण वकालत पर भी रोक लगाता है, श्रीलंकाई द्वीप में

तमिल लोग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को भलिभांति व्यक्त करने की स्थिति में तक नहीं

हैं।
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परिणामस्वरूप भारतीय मूल

के 300,000 से अधिक तमिलों

को ठीक वैसे ही निष्कासित

किया गया जैसे युगांडा से

ईदी अमीन द्वारा एशियाई

लोगों को किया गया

था।इससे श्रीलंका में

भारत का राजनीतिक प्रभाव

कमजोर हुआ।”

Visuvanathan Rudrakumaran

जहां तक यह बात है कि ईलम तमिल राजनीतिक नेतृत्व तमिल

राष्ट्रीय प्रश्न के स्थायी समाधान के संबंध में

एकमत नहीं है, TGTE इसे बहुलवाद के एक स्वस्थ संकेत के

रूप में देखता है। अंतिम निर्णय लेने वाले स्वयं ईलम

तमिल लोग ही होंगे।

तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान के संबंध में

प्रधानमंत्री मोदी और भारत से TGTE का अनुरोध: “तमिल

राष्ट्र की संप्रभुता प्रत्येक तमिल में निवास करती

है। इस प्रकार, TGTE का मानना है कि इस बहुलवाद का

सम्मान करने के लिए, तमिल राष्ट्रीय प्रश्न का उचित

समाधान ईलम तमिलों के बीच भारत के नेतृत्व में एक

अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रायोजित जनमत संग्रह है।

13वें संशोधन के संबंध में भारत की स्थिति के बारे में, रुद्रकुमारन ने कहा कि “हम इस

तथ्य से अवगत हैं कि भारत की वर्तमान स्थिति 13वें संशोधन के कार्यान्वयन को लेकर है।

मैं 13वें संशोधन के गुण-दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहता। 13वां संशोधन 1987 में

अधिनियमित किया गया था। यह 35 वर्षों से अधिक समय से किताबों में है। 13वें संशोधन को

लागू करने के लिए भारत की बार-बार मांग और कई श्रीलंकाई नेताओं के इसके कार्यान्वयन के

वादे के बावजूद, 13वां संशोधन अभी भी लागू नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर,

श्रीलंका की ‘महावंश मानसिकता’ के मद्देनज़र, टीजीटीई का दृढ़ विश्वास है कि सिंहली

राजनीति कभी भी 13वें संशोधन को लागू नहीं करेगी। 13वें संशोधन को लागू करने के लिए

किसी को तमिलों की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

इतिहास की इस पुनरावृत्ति के संबंध में, पत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन के हवाले से कहा

गया, “पागलपन की परिभाषा है एक ही चीज़ को बार-बार करना और अलग-अलग परिणाम की उम्मीद करना

। पत्र में आगे कहा गया है श्रीलंका की आजादी के बाद से, भारत ने श्रीलंका को अपने [भारत

के] प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए लगातार रियायतें दी हैं।

पत्र में भारत की रियायतों के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित बातें बताई गईं:

(1) 1954 नेहरु-कोटेलावाला संधि, 1964 सिरिमा-शास्त्री संधि, और 1974 सिरिमा-गांधी संधि

के परिणामस्वरूप भारतीय मूल के 300,000 से अधिक तमिलों को ठीक वैसे ही निष्कासित किया

गया जैसे युगांडा से ईदी अमीन द्वारा एशियाई लोगों को किया गया था।इससे श्रीलंका में

भारत का राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुआ।

(2) 1974 और 1976 के सिरिमा-इंदिरा समुद्री सीमा समझौतों के परिणामस्वरूप कच्छतीवू को

सौंप दिया गया, जो रामनाद के राजा की जमींदारी का एक हिस्सा था और तमिल नाडु राज्य

विधानसभा के विरोध के

बावजूद श्रीलंका में भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों का त्याग कर

दिया गया।



पत्र में आगे कहा गया है कि श्रीलंका द्वारा सिंहली निवासियों के माध्यम से तमिल

होमलैंड का आक्रामक उपनिवेशीकरण भारत के भू-राजनीतिक हित के लिए हानिकारक और खतरनाक

है। “श्रीलंका की आज़ादी के समय, द्वीप के पूर्वी प्रांत में सिंहली आबादी 1/2 प्रतिशत

(0.5%) से भी कम थी। आज, पूर्वी प्रांत में सिंहली आबादी 29% है।”

पत्र में आगे बताया गया है कि एक स्वतंत्र तमिल ईलम भारत के हित में है, “वर्तमान में,

पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) के पार के लोग एक तरफ तमिलनाडु के तमिल हैं और दूसरी तरफ ईलम

तमिल हैं। यदि तमिल मातृभूमि र श्रीलंका का सिंहली उपनिवेशीकरण जारी रहा, तो तमिलनाडु

एक तरफ होगा जबकि सिंहली दूसरी तरफ होंगे। कहने की जरूरत नहीं है, यह सिंहलीकरण चीनीकरण

के समान है। इस सिंहली उपनिवेशीकरण और तमिल विस्थापन को रोकना भारत के हित में है, और

इसके जरिये तमिल विस्थापन को रोकना है जिसके चलते अंततः इन क्षेत्रों पर चीनी

नियंत्रण हो जाएगा। पत्र अंत में कहता हैः TGTE का मानना है कि जिस तरह छोटा आइसलैंड

यूरोप के सुरक्षा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह तमिल ईलम

का स्वतंत्र और संप्रभु राज्य दक्षिण एशिया क्षेत्र की सुरक्षा में

योगदान देगा।

Sri Lanka entangles India with 13th Amendment & limits Indian diplomatic maneuverability to

resolve Tamil question: TGTE

https://www.einpresswire.com/article/645018966/sri-lanka-entangles-india-with-13th-

amendment-limits-indian-diplomatic-maneuverability-to-resolve-tamil-question-tgte

तमिल ईलम की अंतरराष्ट्रीय सरकार (TGTE) के बारे में:

Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE):

ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ तमिल ईलम (TGTE) दुनिया भर के कई देशों में रहने वाले दस लाख

से अधिक मजबूत तमिलों (श्रीलंका द्वीप से) की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है।

TGTE का गठन 2009 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा तमिलों की सामूहिक हत्या के बाद किया गया

था। TGTE ने 132 संसद सदस्यों को चुनने के लिए दुनिया भर के तमिलों के बीच तीन बार

अंतरराष्ट्रीय निगरानी में चुनाव कराए। इसमें संसद के दो कक्ष हैं: प्रतिनिधि सभा और

सीनेट और एक कैबिनेट भी।

TGTE शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और राजनयिक तरीकों से तमिलों की राजनीतिक आकांक्षाओं

को साकार करने के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रहा है और उसका संविधान कहता है कि उसे

शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से ही अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। यह

राष्ट्रवाद, मातृभूमि और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित है।

TGTE चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और

तमिल लोगों के खिलाफ नरसंहार के अपराधियों को अभियुक्त बनाए। TGTE ने तमिलों के

राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया।
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TGTE के प्रधान मंत्री श्री विसुवनाथन रुद्रकुमारन हैं, जो न्यूयॉर्क स्थित एक वकील

हैं।

ईमेल: pmo@tgte.org

ट्विटर: @TGTE_PMO

वेब: www.tgte-us.org

Visuvanathan Rudrakumaran

Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE)

+1 614-202-3377
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